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विषय : किसानों के अधिकार की सुरक्षा
3216. श्री तपन कुमार सेनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क):	क्या सरकार एकाधिकार को नियमित करने, मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित करने तथा उगाने, बीज बोने, पुनः बुआई करने, बचत करने, उपयोग, विनिमय, सांझा या अपनी खेती के बीजों और रोपण सामग्री को बेचने के किसानों के अधिकार की सुरक्षा करने तथा फसल के नुकसान हेतु जिम्मेदारी तय करने के साथ चूककर्त्‍ता कंपनियों को काली सूचीबद्ध किए जाने के लिए एक किसान हितैषी बीज विधान लाएगी; और
(ख):	यदि हां, तो ऐसा विधान कब तक लाया जाएगा और क्या इसे देश के विभिन्न किसान संगठनों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद लाया जा रहा है?

उत्‍तर

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क) एवं (ख) : जी, हां। सरकार ने किसानों के पक्ष में एक नया बीज विधेयक पेश करने का प्रस्‍ताव किया है जो दिसम्‍बर, 2004 के दौरान राज्‍य सभा में प्रस्‍तुत किया गया था। इसे किसान संगठनों सहित विभिन्‍न हितधारकों के साथ व्‍यापक विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।   
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